
 231  Matters  Under  .

 (i)  Need  to  constitute  a  Pepper  and  spices
 Board  to  serve  the  interests  of  growers,

 PROF.  P.J.  KURIEN  (Mavelikara)  :
 Peppers  is  an  important  cash  crop  which  earns
 us  foreign  exchange  but  it  has  suffered
 Neglect  over  the  years,  The  export  earnings
 from  pepper  are  Rs  30  to  Rs,  50  crores  out
 ofa  total  of  Rs,  150  crores  that  we  earn
 from  spices  The  production  of  pepper  in
 the  country  is  only  250  kg.  per  hectare  where
 as  it  is  anything  between  2000  to  4000  kg.  in
 countries  like  Malaysia,  Indonesia,  Brazil  etc.
 There  has  been  stagnation  in  the  production  of
 pepper  due  mainly  to  the  absence  of  a  well
 integrated  policy  with  regard  to  the  develop-
 ment  of  =  spices,  Some  __  development
 programmes  were  formulated  and  implemen-
 ted  in  Kerala  which  accounts  for  97%  of  the
 area  under  pepper  cultivation,  but  the  result
 was  far  from  satisfactory.

 13,32  brs.

 (SHRI  R.S.  SPARROW  in  the  Chair)

 Lack  of  research  is  one  of  the  factors
 responsible  for  this  state  of  affairs.  Pepper
 is  afflicted  with  disease,  but  no  cause  has
 so  far  been  found,  Similarly  high  yielding
 varieties  and  low  cost  technology  have  to  be
 developed  to  augment  production  and  reduce

 the  cost  of  cultivation.  ढ

 The  cultivators  of  pepper  and  other
 spices  are  unorganised  and  therefore  are
 exploited  by  the  middlemen  with  the  result
 that  they  often  do  not  get  remunerative
 price  for  their  produce.

 These  problems  could  be  solved  if  थ
 central  organisation  like  a  Board  is  set  up  to
 look  after  the  spices.

 Therefore,  I  would  request  the  Govern-
 ment  to  set  up  a  pepper  and  spices  Board
 so  that  the  interests  of  the  growers  and  there-
 by  the  country  can  be  protected.
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 (ii)  Stops  needed  to  rehabilitate  ex-
 seryicemen.

 श्री  हरीश  रावत  (अल्मोड़ा)  :  सभापति  जी

 भूतपूर्व  सैनिकों  को  प्राप्त  पेशन  में  समानता

 किए.  जाने  का  प्रश्न  लम्बे  समय  से  शासन  के

 सम्मुख  लम्बित  है.  ।  इस  बात  को  लेकर  भूतपूर्व
 सैनिकों  में  पर्याप्त  असंतोष  व्याप्त है।  शासन

 को  अतिशीघ्र  qaqa  afar  को  प्राप्त  पेंशन  में

 समानता  लानी.  चाहिए  ।  भूतपूर्व  सैनिकों

 को  पुनर्वासित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा बहुत  से  कदम  उठाए गए  हैं  परन्तु  दूरस्थ
 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  भूतपूर्व सेनिक ों  को  इसका

 अपेक्षित  लाभप्र प्त  नहीं  हो  पा  रहा है  ।  सेना

 से  सेवा  निवृत्त  (Freres)  होकर  ग्रामीण  क्षेत्रों

 के  नौजवान  नौकरी  की  तलाश  में  भटकते  रहते

 हैं  ।  मृतपूर्व  सैनिकों  को  पुनर्वास  निदेशालय

 द्वारा  भी  अपेक्षित  मार्ग  दर्शन  व  सुविधा  प्राप्त

 नहों  हो  पाती  है  ।  भूतपूर्व  सैनिकों  का  पुनर्वास

 राज्य  का  दायित्व  है  ।  स्वयं  मेरे  निर्वाचन  क्षत्र

 में  कम  से  कम  75  हजार  भूतपूर्व  सेनिक  किसी

 भी  प्रकार  की  सहायता  प्राप्त  नहीं  कर  पाए  हैं  ।

 युद्ध  कर्तव्यपालन  में  शहीदों  की  विधवाओं  एवं

 भमाश्रितों  को  भी  अपेक्षित  सहायता  प्राप्त  नहीं

 हो  पाई  है  ।  अत:  मेरा  भाग रह  है  कि  :

 1.  उत्तर  प्रदेश  के  तराई  भावर  क्षेत्र  में

 भूतपूर्व  सैनिकों  को  बसाने  के  लिए  व्यापक

 कार्यवाही की  जाए  ।

 2.  दुरस्थ  ग्रामीण  क्षत्रों  के  भूतपूर्व

 सैनिको ंके  लिए  विभिन्‍न  राजकीय  सेवाओं  में

 स्थान  आरक्षित  कर  उन्हें इन  स्थानों  पर  कोटा

 पद्धति  से  नियुक्त  किया  जाये  ।

 3.  राज्य  सैनिक  कल्याण  परिषदों  को

 अधिक  प्रभावी  बनाया  जाना  चाहिये  ।

 “SP कैन


